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 Avi)  5  STRIKE  म  |  मस्तक्
 ATIONAL  दैएपन्न001,  or  Drama,  भ्

 meम
 -

 SHRI  x  JALI  ABBASI  (Domrla-
 gaj):  The  threatened  strike  in  the
 National  Schoo]  of  Drama,  New  Delhi,
 from  November  26  is  a  serious  matter.
 deserving  our  consideration.

 This  important  institution  which  has
 already  made  a  solid  contribution  to
 the  country’s  dramatic  life  and  has
 produced  a  large  number  of  artists  in
 various  disciplines  including  the  film
 industry,  has  been  witnessing  troublei
 times  recently.  The  suicide  of  a
 young  student,  a  few  weeks  ago,  wasa
 very  serious  matter.  And,  we  are  told
 the  causes  of  the  unrest,  which  culmi-
 nated  in  the  tragic  suicide  of  a  young
 aTist  do  need  our  immediate  atten-
 tion.

 We  have  to  be  careful  that  no  de-
 cision  is  taken  in  a  hurry  about  selec-
 ting  a  worthy  head  of  the  institution.
 Many  things  have  to  be  taken  into
 consideration  before  selecting  the  new
 Director  against  the  post  that  is  lying
 vacant  for  some  time  and  that  has
 been,  the  cause  for  much  of  the  unrest,
 If  no  one  from  the  products  of  the
 School  is  found  capable,  some  out-
 Standing  theatre  personality  from  out-
 Side  should  be  inviteg  to  head  the  ४-
 stitution.

 A  new  committee  to  go  into  the
 School’s  present  problems  may  as  well
 be  asked  ४ढ  probe  and  submit  a  quick
 report.

 (vii)  (CANCELLATION  or  ARMS  LICENCES
 ISSUED  TO  DIFFERENT  SECTIONS  OF
 SOCIETY

 थी  सजना  ननकर  शास्त्री  :  (सेक्टर  )  :
 दरों  उपाध्यक्ष  महोदय  में  आपके
 माध्यम से  माननीय  गृह  मंत्री का  धयान

 देश  के  हरिजनों  पिछड़े  वर्गों  _  अल्प-
 सैनिकों की  दिये  जाने  वाले  पिस्तोलों

 एवं  बन्दूक  के  सन्दर्भ में  ले  जाना  चाहता

 हूँ.  आपकी  स्मरण  होगा  कि  दिनांक
 23  नवम्बर  1981  को  लोक  -सभा  में

 अनेक  माननीय  सदस्यी  ने  माँग  की  थी

 Rule  377  358

 कि  इने  कों  की  इनके  श्रात्म-रक्षार्थ उदार

 भावना  से  उक्त  लाइसेंस  वितस्ता  किये
 जाएं  ताकि  पीड़ित  लोग  भी  इनका

 मुकाबला  करें  |

 मान्यवर  इसमें  सन्देह  नहीं किं  राज

 इन  वर्गों  की  लाइसेंस  fafa  करनें  मैं

 भारी  अनियमितता  एवं  भाई-भजीतांवोद

 बरता  जा  रहा  है  ।  जातीयता  के.  आधार

 पर  केवल  उच्च  लोगों  को  आज  लाइसैंस
 दिये  जाति  हैं  ।  परिणामस्वरूप  गांवों में
 देवली  जिला  मैनपुरी  जैसा  नरसंहार

 निरन्तर  बढ़ता  ही  जारहा  है  ।  में  इस
 सन्दर्भ  मसें  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  सेक्टर,
 वाराणसी,  गाजीपुर  “एवं -  जौनपुर  का

 उदाहरण  देता  चाहूंगा  ।  सैदपुर  संसदीय

 क्षेत्र  में  छोटे-बड़े  चार  हजार  गांव  हूँ  ।

 इन  गांवों  में  कुल  6128  बन्दूकों  का

 लाइसेंस  दिया  गयी है  ।  इसमें  से  5,178

 लाइसेंस  श्रमिक  रूप  से  सम्पन्न  एवं

 oa  जाति  के  लोगों को  दिया.  गया  है

 शेष  950  लाइसेंस  छोटे  फिर  जाति-

 व्यवस्था  में  नींची  श्रेणी  के  लोगों  को

 दिया  गया  @  ।  ara  सेक्टर  संसदीय

 क्षेत्र  में  8, 000  बन्दूक  लाइसेंस  हेतु
 निवेदन  विचाराधीन  है  ।  इनमें  से  लगभग
 6  हजार  लाइसेंस केवल  छोटी  श्रेणी  के

 लोगों  क ेहैं  ।  मान्यवर,  यह  कहने  में  जर

 सभी  संकोच  नहीं  होतीं  कि  बड़ी  जातियों

 एवं  बड़े  "लोगों  को  जिलाधीश  तथा  पुलिस
 अधीक्षक  तुरन्त  लाइसेंस  दे  देते  है
 कमजोर  शर  नीची  जातीं  के  लोगों  की

 अनेक  मकार  का  बहना  बतों  कर.  निरे

 धार  कारणों  के  द्वारों  लाइसेंस  देंने  से

 इन्कार  कर  दिया  जाता है  ।

 इस  सन्दर्भ  में  में  आग्रह  करूंगा  कि

 इसे  समस्त  नरसंहार  की  जड़  यह  लाइसेंस

 fart  प्रणाली  ही  है  ।  कुछ  खास  लोगीं
 को  बन्दूक  शर  पिस्तौलें.  का  अधिक

 लाइसेंस  देना,  कुछ  को  'एक  भी.  लाइसेंस
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 _.  श्री.  राजनाथ:  सोनकर  :  ्

 से  देनों,  उनके  मनोबल  को  स्वयं  घटाना-

 बढ़ाना  ही  कहा  जायेगा  |  जो  सधी-

 कारियों  की  बहुत  बड़ी  साजिश हैं  ।

 meas,  इश  सन्दर्भ  में  मै  माननीय

 आह.  मंत्री  जी  -से  कहता  चाहता  हु.  कि

 देश  में  हत्या,  लूट  और  नरसंहार  की

 'घटनाओं.  फर  यदि  सरकार  काबू  पाना

 बहती  है.  तो  .  श्रविलम्बं  सभी  वर्गों  को

 दिए...  गए  .  लाइसेंस  ‘दद  कर  देना

 चाहिए।  चाहे  वह  ब्राह्मण,  क्षत्रिय,  वश्य
 या  शूद्र  किसी  भी  वंग  का  व्यक्ति  हो,
 उसका  लाइसेंस  रह  कर  उसके  श्रसलहे
 जमा  कर  देने  से  देश  की  स्थिति  पर

 काफी  हुद  तक  काबू  पाया  जा.  सकता

 है

 कल  हरिजनों  और  आदिवासियों  को

 लाइसेंस  देनें  की  बात  कही  गई।  ara

 मंहगाई  की.  क़िक्ट  मार  से  प्राय:  ध्वानिक

 रुप  -से.  कमजोर  व्यक्ति  चार-पांच  हजार
 रूपये  का  श्रीलता  नहीं  ले  पायेगा।

 जिसके.  पास  अनुचित  साधनों  &  धन

 इक्ट्ठा  किया  .  गण  हैं,  या  जो  घनी  है,

 वहू  अपनें  -  घर  के  सभी  व्यक्तियों  को

 arga  खरीदवा  सकता  है।  उसे  लाइसेंस
 भी  मिल.  जायेगा।  परन्तु  जो  गरीब  है,

 कहू  बन्दूक  क्या,  एक  चाक़  भी  राज  नहीं
 रख  सकता  |  अत  पुरे  देश  में  लाइसेंस
 प्रणाली  हर  हालत  में  खत्म  करती
 झाकश्यक  हो  गई  है।  जहां  तक  रक्षा  का
 प्रश्न  हैं  किसी  भी  व्यक्ति  की  जान  97

 खतरा  हों,  उसे  तुरन्त  अंगरक्षक  था  फोड़े
 दे  देनी  चाहिए ।

 सै  चाहूंगा  कि  माननीय  गृह  मंत्नी
 जी  मेरे  इस  सुझाव  पर  विचार  कर.  देश
 में  शान्ति.  व्यवस्था  की  स्थापना  हेतु
 लाइसेन्स  .  (बन्दूक  .  बाइसे स)  प्रणाली
 को  रह  करने  की  कृपा  करें  और  इस

 NOVEMBER  25,  1981.0  कe
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 सदन  को  इस  सनदों  में  लिए गए
 अपने

 faa  से  अवगत  कराएं ।

 (viii)  re  2०  OPEN  ।  BRANCH  OF  S8.
 MEN  EMPLOYMENT  OFFICE  -
 ManbRAS

 DR.  8.  KALANIDHI  |  (Madras
 Central):  Sir;  there  is  no  branch  of
 Seamen  Employment  Office  at  Madras
 and  about  15,000  seamen  from  the
 southern  region  have  to  go  all  the  way
 to  Bombay  or  Caleutta  for  employ-
 ment  etc,  Moreover,  there  is  also  no
 agent’s  office  of  the  Shipping  Corpora-
 tion  of  India  at  Madras  and  all  the
 agents’  work  are  being,  at  vresent,
 looked  after  by  private  parties  only,
 leading  to  the  drain‘ng  of  millions  of
 rupees  of  Government  and  quasi-
 government  into  the  hands  of  a  few
 private  persons.

 Employment  in  foreign  ships  is
 blocked  by  the  undue  _  restriections
 imposed  by  Emigration  authorities.
 They  have  to  be  simplified,  or  remov-
 ed  totally,  to  enable  the  thousands  of
 passport  holding  seamen  to  get  em-
 plyoment.  7e  concessions  available
 in  Government  hospitals  should  be
 extended  to  the  families  of  all  the
 40,000  seamen  on  par  with  Government
 employees.

 In  the  Central]  Government  owned
 shipping  companies  and  Moghul]  Line
 passenger  ships,  the  canteen  crews  are
 being  employed  by  the  private  agencies
 licensed  by  the  Central  Government.
 The  pay  for  the  above  canteen  crews
 was  fixed  at  Rs.  850  as  the  minimum
 by  the  National  Maritime  Board,  with
 the  concurrence  of  the  Director-Gene-
 ral,  Shipping  and  Transport,  represen-
 tatives  of  the  ship-owners  and  the
 unions.  But  this  is  not  being  शिव016-
 mented.  Instead,  the  private  agencies
 Pay  only  Rs.  150  to  200  per  month,
 excluding  boarding  and  lodging.  Due
 to  this  anomaly  and  non-implemenrta-
 tion  of  the  agreement,  the  canteen
 crews  of  1.  V.  Childambaram  struck
 work  on  27-10-81  at  Singapore.  The
 National  Union  of  Seafarers  of  India
 has  launched  direct  action.  This  news
 was  published-in  the  Indian  Shipping


